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रिट याचिका संख्या 4529 (एम.बी.) सन ्2003​

के.के. त्रिपाठी​
बनाम​

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 

माननीय प्रदीप कांत, न्यायमरू्ति​
माननीय शबिहुल हसननै, न्यायमरू्ति 

(निर्णय माननीय न्यायमरू्ति प्रदीप कांत, द्वारा दिया गया) 

      यह रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 से 14 तक 
को उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किए जाने को चनुौती दी गई है। साथ ही, 
कुओ- वार्रंतो की रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत उनसे यह पछूा जाए कि वे उत्तर प्रदेश 
राज्य विधान परिषद के सदस्य होने के लिए किस वधै अधिकार के आधार पर पद पर आसीन हैं। इसके 
अतिरिक्त, की रिट जारी कर दिनांक 15.05.2003 की विवादित अधिसचूना को निरस्त करने की भी 
प्रार्थना की गई है, जिसके माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को परिषद का सदस्य नामित किया गया था। 
      प्रारंभ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपरोक्त नामित सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त 
हो चकुा है, अतः अब न तो सर्टियोरारी की रिट और न ही कुओ- वार्रंतो की रिट जारी की जा सकती है। 
तथापि, पक्षकारों के अधिवक्ताओ ंने इस बात पर बल दिया कि उठाए गए प्रश्नों पर विचार आवश्यक है, 
क्योंकि राज्य विधान परिषद में नामांकन एक अत्यंत महत्वपरू्ण विषय है, जिसमें परू्ण पारदर्शिता तथा 
ऐसे व्यक्तियों के चयन हेत ुस्पष्ट उद्देश्य, दिशा-निर्देश एवं मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। अतः 
न्यायालय इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। 
    अतः हम तथ्यों एवं मदु्दों पर केवल उतनी ही सीमा तक विचार कर रहे हैं, जितना इस उद्देश्य के 
लिए आवश्यक है। 
        उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के दस नामित सदस्यों का कार्यकाल 12.05.2003 को समाप्त हो 
गया था। उनके स्थान पर परिषद के नौ सदस्यों का नामांकन किया गया, जो वर्तमान रिट याचिका में 
प्रतिवादी संख्या 6 से 14 तक हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसचूना दिनांक 15.05.2003 की है। 
       उनके नामांकन को मखु्यतः निम्नलिखित आधारों पर चनुौती दी गई है— 

(i)​ नामांकन, राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से, अनचु्छेद 171 के उपखंड (5) के 
प्रावधानों के अनसुार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें राजनीतिक विचारों एवं 
दलगत आधार पर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी–बहुजन समाज पार्टी 
गठबंधन के नामांकित व्यक्तियों को नामित करने के लिए पे्ररित किया 
गया। वास्तव में, इन नामों का प्रस्ताव मखु्यमंत्री द्वारा किया गया था, न 
कि मंत्रिपरिषद द्वारा। 

(ii)​ राज्यपाल ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों पर विचार करत े हुए 
गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, केवल प्रतिवादी संख्या 4 से 
16 के नामों को यथावत स्वीकार कर लिया, जसैा कि इन राजनीतिक दलों 
द्वारा तय किया गया था। 

(iii)​ प्रतिवादी संख्या 6 से 14 का नामांकन परू्णतः मनमाना एवं व्यक्तिपरक है, 
और यह किसी गुण-दोष या वस्तनुिष्ठ मानदंड पर आधारित नहीं है। 

(iv)​ इन प्रतिवादियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता, जिनके 
पास अपने-अपने क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव हो। इन्हें 
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर नामित किया गया 
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बताया गया है, जबकि वास्तविकता में ये केवल राजनेता हैं और किसी भी 
क्षेत्र, यहाँ तक कि सामाजिक सेवा में भी, इनके पास विशषे ज्ञान या 
व्यावहारिक अनभुव नहीं है। 

(v)​ यह केवल संयोग नहीं हो सकता कि सभी निजी प्रतिवादियों को सामाजिक 
सेवा के आधार पर नामित किया गया हो, जबकि उनके द्वारा प्रस्ततु 
विवरण/जीवन-वतृ्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि वे सामाजिक सेवा के मानदंड 
के अतंर्गत नामांकन के योग्य भी हैं। 

(vi)​ सभी नौ सदस्यों का सामाजिक सेवा के कार्य के आधार पर किया गया 
नामांकन केवल एक आडबंर  है, जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों 
के गठबंधन के सदस्यों को परिषद में शामिल करना है। 

       याचिकाकर्ता ने ऐसे व्यक्तियों की एक उदाहरणात्मक सचूी भी प्रस्ततु की है, जिन पर विचार किया 
जा सकता था, जसेै— पद्म परुस्कार से सम्मानित व्यक्ति, हिदंी संस्थान एवं संस्कृत संस्थान द्वारा 
साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च परुस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पिछले तीन वर्षों में उच्चतम परुस्कार 
प्राप्त करने वाले वजै्ञानिक, संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी द्वारा उनके सर्वोच्च 
परुस्कारों से सम्मानित कलाकार, तथा अन्य अनेक व्यक्ति। 
       यह भी तर्क  दिया गया है कि विडबंना यह है कि साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्रों के किसी भी 
विशिष्ट व्यक्ति को उच्च सदन की शोभा बढ़ाने हेत ु विचार में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सहकारी 
आदंोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्म परुस्कार प्राप्त व्यक्तियों को भी अनदेखा एवं उपेक्षित 
किया गया, जो न तो उचित ठहराया जा सकता है और न ही यह संविधान के अनचु्छेद 171 के अतंर्गत 
नामांकन के प्रावधान की मंशा के अनरुूप है। 
      याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एस.एन. शकु्ला ने प्रस्ततु किया कि परिषद में नामांकन हेत ु
व्यक्तियों के चयन के लिए किसी विशिष्ट दिशा-निर्देश या मानदंड के अभाव में, नामांकन की शक्ति का 
दरुुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने ज्ञात कारणों से ऐसा कोई मानदंड निर्धारित 
नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसे दरुुपयोग को रोकने के लिए यह 
आवश्यक है कि कोई वस्तनुिष्ठ एवं उचित प्रक्रिया तथा मानदंड निर्धारित किए जाएँ, जसैा कि सर्वोच्च 
न्यायालय ने पद्म परुस्कार के मामलों में भी निर्देशित किया है, जहाँ सरकार को व्यापक विवेकाधिकार 
प्राप्त होता है, जबकि वर्तमान मामले में स्थिति भिन्न है। 
      इसके अतिरिक्त यह तर्क  भी प्रस्ततु किया गया कि संविधान के अनचु्छेद 173(क) के अतंर्गत, कोई 
व्यक्ति राज्य की विधान सभा या विधान परिषद में सदस्य के रूप में चनेु जाने के लिए तब तक पात्र नहीं 
होगा, जब तक कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष, संविधान की ततृीय अनसुचूी 
में निर्धारित प्रारूप के अनसुार शपथ या प्रतिज्ञान न कर ले। संबंधित अभिलेखों के सकू्ष्म परीक्षण से यह 
प्रतीत होता है कि यह अनिवार्य आवश्यकता, प्रतिवादी संख्या 6 से 14 के परिषद में नामांकन से परू्व परू्ण 
नहीं की गई थी। 
     आगे, संविधान के अनचु्छेद 191 के अनसुार, कोई व्यक्ति राज्य की विधान सभा या विधान परिषद 
का सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह उस अनचु्छेद में उल्लिखित किसी 
अयोग्यता से ग्रस्त हो। कित ुऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 14 के नामांकन से परू्व इस 
संबंध में संबंधित जिला मजिस्टे्रटों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। अतः, इस बात की पषु्टि किए बिना 
कि संबंधित व्यक्ति अनचु्छेद 191 के अतंर्गत किसी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं, उनका नामांकन नहीं 
किया जाना चाहिए था और यह विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। 
      हालाँकि, यह आपत्ति कि निजी प्रतिवादियों का नामांकन अनचु्छेद 191 के अतंर्गत आवश्यक जांच 
किए बिना किया गया या उन्होंने अनचु्छेद 173(क) के प्रावधानों के विरुद्ध शपथ ली, उनके कार्यकाल के 
समाप्त हो जाने के कारण अब प्रासंगिक नहीं रह जाती है। तथापि, भविष्य में किसी अयोग्य व्यक्ति के 
परिषद में नामांकन से बचने हेत ुयह उचित होगा कि प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नामांकन पर विचार करने 
से परू्व, उनके संबंध में जिला मजिस्टे्रट से रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। 
      हालाँकि, संविधान के अनचु्छेद 173(क) के अतंर्गत शपथ ग्रहण को विधान परिषद के सदस्य के 
नामांकन के मामले में अनिवार्य आवश्यकता नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई अनिवार्यता न तो 
अनचु्छेद 173(क) के प्रावधानों से और न ही ततृीय अनसुचूी में निर्धारित प्रपत्र की विषयवस्त ुसे उत्पन्न 
होती है। 
      सदस्यों के विधान परिषद में नामांकन करत ेसमय राज्यपाल द्वारा प्रयकु्त शक्ति की प्रकृति के 
संबंध में विस्ततृ तर्क  प्रस्ततु किए गए हैं, अर्थात ्क्या राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से 
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करत ेहैं या मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करत ेहैं, और यदि ऐसा है तो इन दोनों स्थितियों 
में न्यायिक पनुरावलोकन की सीमा क्या होगी। 
      एक अन्य तर्क  यह भी प्रस्ततु किया गया कि वर्तमान मामले में राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की 
सहायता एवं सलाह पर कार्य नहीं किया, बल्कि वास्तव में मखु्यमंत्री की इच्छा का ही पालन किया गया 
है। 
      प्रस्ततु तर्कों के आधार पर, विचारार्थ आवश्यक बिदंओु ंको निम्न प्रकार संक्षेपित किया जा सकता 
है— 

(i)​ क्या राज्यपाल, संविधान के अनचु्छेद 171 के उपखंड (5) के अतंर्गत विधान 
परिषद के सदस्यों के नामांकन की अपनी शक्ति का प्रयोग अपने 
व्यक्तिगत विवेक से करत ेहैं, या उन्हें यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता 
एवं सलाह के आधार पर प्रयोग करनी होती है; 

(ii)​ क्या मखु्यमंत्री अपने स्तर पर, मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना, विधान 
परिषद के सदस्यों के नामांकन के लिए प्रस्ताव कर सकत ेहैं; 

(iii)​ क्या बड़ी संख्या में सदस्यों (वर्तमान मामले में नौ सदस्य) का नामांकन 
केवल एक ही क्षेत्र से किया जा सकता है, जसैा कि यहाँ किया गया है, जहाँ 
सभी सदस्यों को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके व्यावहारिक अनभुव के 
आधार पर नामित किया गया है। 

      राज्य की ओर से उपस्थित श्री जे.एन. माथरु ने उचित रूप से यह प्रस्ततु किया कि विधान परिषद के 
सदस्यों के नामांकन के मामले में राज्यपाल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक की प्रकृति चाहे जो भी 
हो, न्यायिक पनुरावलोकन की शक्ति केवल इस सीमा तक ही विस्तारित हो सकती है कि यह देखा जाए 
कि नामित सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रस्त तो नहीं हैं या वे नामांकन के लिए अयोग्य तो नहीं थे। 
      उन्होंने आगे यह भी कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संविधान के अतंर्गत अपने कर्तव्यों के 
निर्वहन करत े समय विवेकाधिकार के प्रयोग की सीमा, परिधि एवं विस्तार के संबंध में सर्वोच्च 
न्यायालय ने शमशरे सिहं बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (एआईआर 1974 एससी 2192) के मामले में 
विस्ततृ रूप से विचार किया है, और वही सिद्धांत उस स्थिति में भी समान रूप से लागू होंगे, जब 
राज्यपाल विधान परिषद के किसी सदस्य का नामांकन करत ेहैं। 
     यदि नामित सदस्य अयोग्य हों या नामांकन के लिए किसी प्रकार की अयोग्यता से ग्रस्त हों, तो 
निस्संदेह न्यायालय को ऐसे नामांकन को निरस्त करने का अधिकार होगा। अतः यह आवश्यक नहीं है 
कि राज्यपाल द्वारा सदस्यों के नामांकन की शक्ति की प्रकृति पर विस्तार से विचार किया जाए, अर्थात ्
यह कि वह शक्ति राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेक से प्रयोग की जानी है या मंत्रिपरिषद की सहायता एवं 
सलाह पर। 
     यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संविधान के अनचु्छेद 163 के अतंर्गत राज्यपाल को अपने 
कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर, जिसके प्रमखु मखु्यमंत्री होत ेहैं, करना होता 
है; सिवाय उन परिस्थितियों के, जहाँ संविधान द्वारा या उसके अतंर्गत उन्हें अपने विवेक से कार्य करने 
की अपेक्षा की गई हो। 
     इस प्रकार, अनचु्छेद 163 के प्रावधानों के अनसुार राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने की 
शक्ति प्राप्त है और वे नामांकन से संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के पास पनुर्विचार हेत ुभेज सकत ेहैं। 
     शमशरे सिहं बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान 
पीठ ने यह प्रतिपादित किया कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, कार्यपालिका संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की 
सहायता एवं सलाह पर कार्य करत ेहैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के 
बिना या उसके विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता संविधान द्वारा नहीं दी गई है। जहाँ राज्यपाल को 
विवेकाधिकार प्राप्त है, वहाँ वे अपने स्वतंत्र निर्णय से कार्य करत ेहैं, कित ुयह विवेक भी मंत्रिपरिषद के 
साथ सामंजस्य में प्रयोग किया जाता है। 

उक्त मामले में माननीय न्यायमरू्ति कृष्ण अय्यर ने निम्नलिखित कहा— 

“हम अपने संविधान की इस शाखा के संबंध में यह विधि घोषित करत ेहैं कि राष्ट्रपति और 
राज्यपाल, जो विभिन्न अनचु्छेदों के अतंर्गत सभी कार्यपालिका एवं अन्य शक्तियों के संरक्षक 
हैं, वे इन प्रावधानों के अनसुार अपनी औपचारिक संवधैानिक शक्तियों का प्रयोग केवल और 
केवल अपने मंत्रियों की सलाह पर तथा उसी के अनरुूप करेंगे, सिवाय कुछ प्रसिद्ध 
अपवादात्मक परिस्थितियों के।” 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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      राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वे संविधान के अनचु्छेद 
154 के अतंर्गत स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकत ेहैं। 
      हम राज्य के अधिवक्ता श्री जे.एन. माथरु द्वारा प्रस्ततु तर्कों से सहमत हैं कि राज्यपाल द्वारा 
विवेकाधिकार का प्रयोग—चाहे वह स्वयं किया गया हो या मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह 
पर—न्यायिक पनुरावलोकन के अधीन केवल इस सीमा तक होगा कि यह परखा जा सके कि जिन 
व्यक्तियों का नामांकन किया गया है, वे अयोग्य तो नहीं हैं या किसी अयोग्यता से ग्रस्त तो नहीं हैं। यदि 
ऐसा पाया जाता है, तो ऐसे नामांकन को चनुौती दी जा सकती है तथा उन्हें निरस्त एवं रद्द किया जा 
सकता है। 
      अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम इस बहस में प्रवेश करना उचित नहीं 
समझत े कि राज्यपाल द्वारा नामांकन करत ेसमय विवेकाधिकार की प्रकृति क्या है। तथापि, हम यह 
अवश्य स्पष्ट करत ेहैं कि यदि राज्यपाल को अपने व्यक्तिगत विवेक से नामांकन करना हो, तो वे अपनी 
संतषु्टि के आधार पर ऐसा कर सकत ेहैं। और यदि यह मान भी लिया जाए कि यह विवेक मंत्रिपरिषद की 
सहायता एवं सलाह पर प्रयोग किया जाना है, तब भी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे कुछ या सभी 
नामों के प्रस्ताव को अपने सझुावों सहित मंत्रिपरिषद को पनुर्विचार हेत ुवापस भेज सकत ेहैं। यहाँ तक 
कि यदि नाम मखु्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित किए गए हों, तब भी राज्यपाल को यह 
अधिकार होगा कि वे उस विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजें। 
      श्री एस.एन. शकु्ला ने न्यायालय का ध्यान मखु्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को भेजी गई संस्ततुियों तथा 
अभ्यर्थियों (निजी प्रतिवादियों) के योग्यता/जीवन-वतृ्त की ओर आकर्षित किया, यह दर्शाने के लिए कि 
अधिकांश मामलों में केवल औपचारिक रूप से सामाजिक सेवा का उल्लेख किया गया है, बिना किसी 
वास्तविक प्रमाण, ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव के। उनके अनसुार, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चनुाव के 
माध्यम से प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके, और इसलिए उन्हें सत्तारूढ़ दलों के गठबंधन द्वारा सामाजिक सेवा 
के नाम पर पिछला दरवाजा देकर परिषद में शामिल किया गया है। 
     संविधान का अनचु्छेद 171, जो विधान परिषद की संरचना  से संबंधित है, उसके उपखंड (इ) में 
सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया गया है। अनचु्छेद 171 के उपखंड (इ) का प्रावधान इस प्रकार 
है— 

     “(इ) शषे सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उपखंड (5) के प्रावधानों के अनसुार 
किया जाएगा।” 

     उपरोक्त अनचु्छेद 171 की उपधारा (5) में यह प्रावधान है कि उपधारा (3) के उपखंड (e) के अतंर्गत 
राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जिनके पास निम्नलिखित 
क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव हो— (i) साहित्य, (ii) विज्ञान, (iii) कला, (iv) सहकारी 
आदंोलन, तथा (v) सामाजिक सेवा। 
     अतः उपधारा (5) विधान परिषद में नामांकन हेत ुएक विशषे वर्ग  के सदस्यों का निर्धारण करती है, 
जिनके पास इन क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव हो। इस प्रकार, नामांकन ऐसे किसी भी 
व्यक्ति का किया जा सकता है, जिसके पास साहित्य, विज्ञान आदि जसेै मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में विशषे 
ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव हो; अर्थात ्‘विधि’ जसेै अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में भी। 
     ऐसे सदस्यों का नामांकन अत्यंत महत्वपरू्ण और सार्थक है। सामान्यतः राजनेता या राजनीति में 
विश्वास रखने वाले व्यक्ति चनुाव लड़कर, जनता का सामना करत ेहुए, विधान सभा या परिषद में प्रवेश 
करत े हैं। किन्त ु ऐसे अनेक व्यक्ति भी होत ेहैं, जिनका योगदान परिषद की विचार-विमर्श प्रक्रिया में 
अत्यंत उपयोगी हो सकता है, परंत ुवे न तो चनुाव लड़ना चाहत ेहैं और न ही स्वयं को राजनेता के रूप में 
प्रस्ततु करना चाहत ेहैं। ऐसे व्यक्तियों के पास विशषे ज्ञान एवं कौशल होता है, अतः उनकी उपस्थिति न 
केवल सदन की गरिमा बढ़ाती है, बल्कि बहसों के स्तर को भी ऊँचा उठाती है तथा राज्य एवं देश को 
उनके ज्ञान का लाभ महत्वपरू्ण विषयों पर चर्चा के दौरान प्राप्त होता है। 
     यह निर्विवाद है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान एक स्पष्ट उद्देश्य 
और प्रशंसनीय मंशा के साथ किया गया है, ताकि अत्यधिक ज्ञान, अनभुव एवं विशिष्टता वाले व्यक्तियों 
को भी परिषद में सम्मिलित किया जा सके। इसी उद्देश्य से, संविधान के अनचु्छेद 171(5) के अतंर्गत 
राज्यपाल को ऐसे सदस्यों के नामांकन का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। राज्यपाल, जो एक 
निष्पक्ष एवं गैर-राजनीतिक पद धारण करत ेहैं, को यह अधिकार है कि वे किसी भी पात्र व्यक्ति को उक्त 
प्रावधान के अतंर्गत विधान परिषद का सदस्य नामित करें। ऐसा करत ेसमय यह स्पष्ट है कि उन्हें यह 
सनुिश्चित करने हेत ुअपने विवेक का प्रयोग करना होगा कि प्रस्तावित व्यक्ति नामांकन के लिए पात्र हैं। 
अतः राज्यपाल के लिए यह खलुा है कि वे मखु्यमंत्री द्वारा किए गए प्रस्ताव में, किसी उचित एवं 
तर्क संगत आधार पर संशोधन  सझुाएँ और मामले को पनुर्विचार हेत ुमंत्रिपरिषद के पास भेजें। 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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     याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 19.11.2003 के प्रत्यतु्तर हलफनामे के परैा 8 की ओर 
न्यायालय का ध्यान आकर्षित करत ेहुए यह बल दिया कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्यों 
के नामांकन के प्रस्ताव को इस आधार पर वापस कर दिया था कि सभी नामांकन ‘सामाजिक सेवा’ के 
क्षेत्र से ही प्रस्तावित किए गए थे। इस तथ्य का प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। अतः इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित व्यक्तियों में आवश्यक 
पात्रता का अभाव है या नामांकन निष्पक्ष एवं यकु्तिसंगत तरीके से नहीं किया गया है—अर्थात ्भले ही 
नामांकन संविधान के प्रावधानों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में न हो, परंत ुवह उसके वास्तविक उद्देश्य एवं 
भावना के अनरुूप न हो—तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे ऐसे प्रस्ताव पर आपत्ति करत े हुए 
सझुाव दें तथा मामले को पनुर्विचार हेत ुमंत्रिपरिषद को वापस भेजें। 
     राज्यसभा में नामित सदस्यों के महत्व एवं ऐसे प्रावधान की यकु्तिसंगतता का विरोध संविधान में 
इस प्रावधान को सम्मिलित करत ेसमय भी किया गया था, जसैा कि 3.1.1949 को श्री लक्ष्मीनारायण 
साहू (उड़ीसा: सामान्य) द्वारा दिए गए भाषण से स्पष्ट होता है। संविधान सभा की बहस के अनचु्छेद 61 
(जो वर्तमान अनचु्छेद 80 के समतलु्य है) दिनांक 3.1.1949, भाग-I से उद्धरण निम्नलिखित है— 

“यदि हम राष्ट्रपति को इन बारह सदस्यों को नामित करने का अधिकार देंगे, तो उन पर 
अनेक लोगों द्वारा पक्षपात के आरोप लगाए जाएंगे। लोग शिकायत करेंगे कि योग्य एवं 
सक्षम व्यक्तियों को नामित करने के बजाय, राष्ट्रपति ने अपने पसंदीदा व्यक्तियों को 
नामित किया है। मझु ेआशंका है कि राष्ट्रपति को इस प्रकार की अनचुित आलोचना का 
सामना सदैव करना पड़गेा। यह स्पष्ट है कि यह अत्यंत अवांछनीय स्थिति होगी कि 
हमारे राष्ट्र के नेता, हमारे गणराज्य के सर्वोच्च प्रमखु को इस प्रकार अनचुित आलोचना 
का विषय बनाया जाए। अतः मैं निवेदन करता हँू कि नामांकन का यह प्रावधान समाप्त 
कर दिया जाए और उसके स्थान पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। कुछ 
लोगों का कहना है कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग आयरलैंड में किया गया था और 
वह असफल सिद्ध हुआ, कित ुमेरा निवेदन है कि यदि इसे पनैल प्रणाली के साथ लागू 
किया जाए, तो यह अवश्य सफल होगा। मैं नामांकन प्रणाली के विरुद्ध अधिक कुछ 
कहना आवश्यक नहीं समझता, परंत ुइस संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर 
आकर्षित करना चाहता हँू कि हाल तक हम, भारत की विधान सभाओ ंएवं परिषदों के 
सदस्य, एक व्यक्ति—महात्मा गांधी—के पास सलाह के लिए जात ेथे और उनके परामर्श 
के अनसुार अपने कार्यों का संचालन करत ेथे। यदि आज भी कोई व्यक्ति महात्मा गांधी 
के समान महान हो, जिसके लिए यह नामांकन प्रणाली बनाई जा रही है, और जो चनुाव 
के माध्यम से आने के इच्छुक न हो, तो हम उसके पास जाकर सलाह ले सकत ेहैं। यदि 
कोई अत्यंत विद्वान या ज्ञानवान व्यक्ति चनुाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मैं 
व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हँू कि मैं उसके पास जाकर उसकी सलाह लेने में कोई 
संकोच नहीं करँूगा। जिस प्रकार हम महात्मा गांधी से सलाह लेत े थे, उसी प्रकार हम 
किसी भी योग्य एवं सक्षम व्यक्ति से सलाह ले सकत ेहैं। हम ऐसे योग्य एवं विद्वान 
व्यक्तियों का एक सलाहकार बोर्ड  भी गठित कर सकत ेहैं, जो हमें मार्गदर्शन दे। रूस में 
सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था विद्यमान है। हम प्रत्येक मंत्री के लिए ऐसा सलाहकार बोर्ड 
बना सकत ेहैं। यदि हम ऐसा करने के बजाय राष्ट्रपति को बारह व्यक्तियों को नामित 
करने का अधिकार देंगे, तो उन पर पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए 
जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। अतः मैं प्रस्ताव करता हँू कि नामांकन का यह प्रावधान 
परू्णतः समाप्त कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हँू।” 

      यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओ ंको इस बात का परू्ण ज्ञान था कि राज्यसभा के सदस्यों के 
नामांकन के समय राष्ट्रपति के विरुद्ध अनचुित आलोचना की जा सकती है। इसलिए, न्यायालय को भी, 
जब न्यायिक पनुरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करत ेहुए पक्षकारों द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाएँ, तो 
अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। 
     राज्यसभा की प्रकै्टिस और प्रोसीजर सीरीज की एक पसु्तिका, जो जनवरी 1999 में प्रकाशित हुई, में 
वर्ष 1952 से 1997 तक अनचु्छेद 80 के अतंर्गत राज्यसभा में नामित किए गए विशिष्ट व्यक्तियों के 
नामों का उल्लेख किया गया है। इनमें विद्वान एवं शिक्षाविद् डॉ. जाकिर हुसनै, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. 
कालिदास नाग एवं डॉ. राधा कुमदु मखुर्जी, गांधीवादी लेखक काकासाहेब कालेलकर, प्रख्यात वजै्ञानिक 
प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, समाजसेवी श्री एन.आर. मलकानी, शास्त्रीय नतृ्य की प्रसिद्ध विदषुी श्रीमती 
रुक्मिणी देवी अरंुडले, गांधीवादी विद्वान एवं शिक्षक डॉ. जे.एम. कुमारप्पा, विधि विशषेज्ञ डॉ. अल्लादी 
कृष्णस्वामी, प्रसिद्ध रंगमंच एवं फिल्म अभिनेता श्री पथृ्वीराज कपरू तथा प्रतिष्ठित चिकित्सा 
वजै्ञानिक मेजर जनरल एस.एस. सोखे जसेै व्यक्तित्व शामिल थे। 
     इसमें कहा गया है कि संविधान के अनचु्छेद 80 के अतंर्गत राज्यसभा का गठन अधिकतम 250 
सदस्यों से होता है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नामित किया जाता है, 
 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जसेै क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक 
अनभुव होता है। राज्यसभा में नामांकन के सिद्धांत को अपनाकर संविधान ने यह सनुिश्चित किया है 
कि राष्ट्र को देश के सबसे विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाएँ भी प्राप्त हों, जो समाज के 
विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करत ेहैं। इन नामित सदस्यों के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि वे 
अपने-अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान एवं उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति होत ेहैं, और उन्हें राज्यसभा 
में नामित कर राज्य उनके गुणों को मान्यता देता है तथा उनका सम्मान करता है। ऐसे अनेक व्यक्तित्व 
चनुाव की कठिन एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से गुजरना पसंद नहीं करत।े 
     लोकसभा में 13 मई 1953 को दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण में नामित सदस्यों के 
संबंध में निम्नलिखित कहा गया है— 

“…राष्ट्रपति ने राज्यसभा राज्य के अधिवक्ता के कुछ सदस्यों को नामित किया है, 
जो—यदि मैं ऐसा कहँू—संपरू्ण संसद के सदस्यों में अत्यंत विशिष्ट हैं। यह सत्य है कि वे 
कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशिष्ट हैं—और हमारे संविधान ने अपनी बदु्धिमत्ता से 
ऐसा प्रावधान किया है। वे किसी राजनीतिक दल या अन्य किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व 
नहीं करत,े बल्कि वे वास्तव में साहित्य, कला, संस्कृति अथवा अन्य क्षेत्रों की सर्वोच्च 
उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करत ेहैं।” 

    उक्त पसु्तिका में नामित सदस्यों की सचूी से यह स्पष्ट होता है कि इन नामित सदस्यों में विधिवेत्ता, 
शिक्षाविद्, इतिहासकार, वजै्ञानिक, कवि एवं साहित्यकार, अभियंता, अर्थशास्त्री, प्रशासक तथा सिद्ध 
क्षमता एवं उत्कृष्ट योग्यता वाले समाजसेवी शामिल रहे हैं। 
    पसु्तिका में आगे यह भी कहा गया है कि इन नामित सदस्यों ने निस्संदेह सदन की बहसों के स्तर को 
ऊँचा उठाया है। उन्होंने अपनी रुचि के विषयों पर चर्चाओ ंमें भाग लेकर तथा राष्ट्रीय महत्व के मदु्दों पर 
विचार-विमर्श में योगदान देकर सदन की कार्यवाही को समदृ्ध किया है। सदन ने सदैव उन्हें अत्यंत 
ध्यानपरू्वक सनुा है और उनके संतलुित विचारों एवं विचारशील सझुावों से निरंतर लाभान्वित हुआ है। 
    द्वितीय सदन की आवश्यकता एवं महत्व पर 28 जलुाई 1947 को संविधान सभा में श्री एन. 
गोपालस्वामी अय्यंगार ने कहा— 

        “……इस द्वितीय सदन के अस्तित्व से वास्तव में हम यह प्राप्त करत ेहैं 
कि यह एक ऐसा माध्यम बनता है, जिसके द्वारा हम उन कार्यों को, जो संभवतः 
जल्दबाजी में किए जा सकत ेहैं, कुछ समय के लिए रोक  सकें । साथ ही, यह ऐसे 
अनभुवी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करता है, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा  के 
बीच में सक्रिय नहीं होत,े कित ुअपने ज्ञान एवं महत्व के साथ बहस में भाग लेने 
के इच्छुक होत े हैं—ऐसा स्तर, जिसे हम सामान्यतः लोकसभा के साथ नहीं 
जोड़त।े” 

    नामित सदस्य, जो उत्कृष्ट योग्यता एवं विशिष्टता रखत ेहैं, वास्तव में राज्यसभा की महत्ता, गौरव 
एवं गरिमा को बढ़ात ेहैं और इसे ऐसा सदन बनात ेहैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर शांतिपरू्ण एवं गहन 
विचार करता है। 
     प्रतिवादी संख्या 6 से 14, जिन्हें राज्यपाल द्वारा नामित किया गया, सभी को सामाजिक सेवा के 
क्षेत्र में योगदानकर्ता बताया गया है। रिट याचिका में यह स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी 
संख्या 7, 9 एवं 10 के जीवन-वतृ्त से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कोई वास्तविक ज्ञान या व्यावहारिक 
अनभुव नहीं झलकता, तथा प्रतिवादी संख्या 6, 8 एवं 12 के जीवन-वतृ्त एक जसेै प्रतीत होत ेहैं। 
      अब हमारे लिए यह विचार करना प्रासंगिक नहीं है कि उक्त प्रतिवादियों को सामाजिक सेवा के क्षेत्र 
में उनके योगदान के आधार पर नामित किया जा सकता था या नहीं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो 
चकुा है। तथापि, उनके तथाकथित उपलब्धियों को देखत ेहुए हम यह कहने के लिए पे्ररित हैं कि राज्य 
विधान परिषद में सदस्यों का नामांकन वास्तव में अत्यंत महत्वपरू्ण एवं जिम्मेदारीपरू्ण कार्य है, जिसे 
इस प्रकार सहज या लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। 
     उक्त प्रावधान संविधान में राजनीतिक इच्छाओ ंकी परू्ति  करने या राजनेताओ ंके सपनों को साकार 
करने के लिए नहीं जोड़ा गया है, और न ही इसका उद्देश्य सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या 
बढ़ाना है। बल्कि, यह प्रावधान—कुछ विरोध के बावजदू—इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया था कि 
समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के ज्ञान एवं अनभुव का 
लाभ प्राप्त किया जा सके। 
     अनचु्छेद 171 की उपधारा (5) के अतंर्गत पात्रता का मानदंड यह है कि साहित्य, विज्ञान, कला, 
सहकारी आदंोलन एवं सामाजिक सेवा जसेै क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव रखने वाले 
 
अस्वीकरण 
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व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जा सकता है। उपधारा (3) के उपखंड (e) का यह आवश्यक 
तात्पर्य है कि नामित व्यक्ति के पास उपधारा (5) में वर्णित विषयों में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक 
अनभुव होना चाहिए। उक्त उपधारा (5) में प्रयकु्त शब्द  का अर्थ यह भी है कि साहित्य, विज्ञान, कला, 
सहकारी आदंोलन एवं सामाजिक सेवा के अतिरिक्त अन्य समान क्षेत्रों में भी यदि किसी व्यक्ति के पास 
विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव है, तो वह भी नामांकन के लिए पात्र हो सकता है—जसेै विधिवेत्ता 
अर्थशास्त्री या चिकित्सा क्षेत्र के विशषेज्ञ आदि। 
    जब संविधान ने विभिन्न क्षेत्रों में विशषे ज्ञान या अनभुव रखने वाले व्यक्तियों के नामांकन के लिए 
इतना व्यापक क्षेत्र निर्धारित किया है, तो सामान्यतः यह उचित नहीं होगा कि सभी सदस्यों का नामांकन 
केवल एक ही क्षेत्र—जसेै कि इस मामले में सामाजिक सेवा—से किया जाए, जब तक कि इसके लिए कोई 
विशषे कारण न हो, जसेै कि अन्य क्षेत्रों में कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो। 
    इस प्रकार, विधान परिषद में नामित सदस्यों को शामिल करने का मलू उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे 
व्यक्तियों की सेवाएँ, मार्गदर्शन एवं ज्ञान प्राप्त करना था, न कि उन राजनेताओ ंको “पिछले दरवाजे” से 
प्रवेश देना, जो चनुाव के माध्यम से प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके, और न ही किसी राजनीतिक दल की 
सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए। 
     यह एक अलग विषय हो सकता है कि किसी विशषे मामले में यदि सभी नामित सदस्य एक ही क्षेत्र से 
हों, तो न्यायालय ऐसे नामांकन में हस्तक्षेप करे या न करे—यह न्यायिक पनुरावलोकन  की सीमा को 
ध्यान में रखत ेहुए तय किया जाएगा, क्योंकि वे किसी न किसी शे्रणी में आत ेहैं। परंत ुप्रारंभिक स्तर पर 
यह विचार करना राज्यपाल, तथा साथ ही मखु्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का दायित्व है कि आखिर क्यों 
सभी सदस्यों का नामांकन केवल एक ही क्षेत्र, वह भी ‘सामाजिक सेवा’ से किया जा रहा है। 
     किसी विशषे राजनीतिक दल के उन सदस्यों को, जो चनुाव में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके और जिनके 
पास संविधान की उपधारा (5) के अर्थ में कोई विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव नहीं है, नामित करना 
संविधान के प्रावधानों की वास्तविक मंशा एवं भावना के अनरुूप नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों का नामांकन 
नहीं किया जाना चाहिए। 
     सभी व्यक्तियों का केवल एक ही क्षेत्र से नामांकन करना, अनचु्छेद 171 की उपधारा (5) की 
वास्तविक भावना एवं उद्देश्य के विपरीत है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि यह अवधै ही हो, परंत ुइससे 
अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को अवसर से वंचित किया जाता है, जो अन्यथा परिषद की शोभा बढ़ा 
सकत ेथे और अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व, ज्ञान एवं बदु्धिमत्ता से परिषद को समदृ्ध कर सकत ेथे। यह भी 
न तो माना जा सकता है और न ही अनमुान लगाया जा सकता है—जसैा कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न 
क्षेत्रों के व्यक्तियों के नाम प्रस्ततु कर दर्शाया है—कि सामाजिक सेवा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कोई 
योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, जिसे राज्यपाल द्वारा नामित किया जा सकता था। 
      यह सत्य है कि सामान्यतः उच्च न्यायालय संविधान के अनचु्छेद 226 के अतंर्गत यह नहीं देखता 
कि जिन व्यक्तियों का नामांकन हुआ है या हो सकता था, उनकी योग्यता क्या है, और इस संबंध में 
याचिकाकर्ता का यह तर्क  कि न्यायालय ऐसी जांच कर सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। कित ु
यह भी उतना ही सत्य है कि यह मलूतः राज्यपाल, मखु्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है कि वे 
यह सनुिश्चित करें कि नामांकन से संबंधित उपधारा का उद्देश्य, मंशा एवं भावना वास्तविक रूप में लागू 
हो। संवधैानिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें 
उनके वास्तविक अर्थ में लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, जिसे संविधान के प्रावधानों को 
लागू करने का अधिकार एवं दायित्व सौंपा गया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन प्रावधानों को दरकिनार 
करता है या उन्हें इस प्रकार लागू करता है जिससे उनके उद्देश्य, मंशा एवं भावना ही विफल हो जाए, तो 
न्यायालय अपने न्यायिक पनुरावलोकन के अधिकार से वंचित नहीं होगा, यद्यपि यह अधिकार 
निर्धारित सीमाओ ंके भीतर ही प्रयोग किया जाएगा। 
    हर शरण वर्मा बनाम चंद्र भान गुप्ता (एआईआर 1962 इलाहाबाद 301) के मामले में, न्यायालय ने 
इस तर्क  को अस्वीकार करत े हुए कि श्री चंद्र भान गुप्ता, जो राज्य के मखु्यमंत्री रह चकेु थे और उत्तर 
प्रदेश की राजनीति में कई वर्षों तक सक्रिय रहे थे, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कोई व्यावहारिक अनभुव 
नहीं रखत ेथे, निम्नलिखित कहा— 

     “इन प्रावधानों के मलू सिद्धांत का मेल इस बात से नहीं बठैता कि मंत्रिपरिषद में ऐसे 
व्यक्ति शामिल हों, जिन्हें राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में नामित किया गया हो। 
मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य, जो सामहूिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता 
है, संविधान के अनसुार यह अपेक्षा की जाती है कि वह चनुाव के माध्यम से विधानमंडल 
में प्रवेश करे, न कि नामांकन के ‘पिछले दरवाजे’ से। किसी ऐसे मंत्री की नियकु्ति, जो 
निर्वाचित नहीं है बल्कि जिसका विधानमंडल में सदस्यता का आधार राज्यपाल द्वारा 
किया गया नामांकन है, हमारे लोकतांत्रिक संसदीय संविधान के मलू सिद्धांतों के 
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अनरुूप नहीं है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओ ंका यह आशय नहीं था 
कि उपधारा (3) एवं (5) को सम्मिलित करत ेसमय नामांकन की शक्ति का उपयोग 
किसी मंत्री—और विशषे रूप से मखु्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का प्रमखु होता है और जो 
विधानमंडल के प्रति सामहूिक रूप से उत्तरदायी है—को सदस्यता प्रदान करने के लिए 
किया जाए।” 

     न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि— “इन दोनों उपधाराओ ंका उद्देश्य समझना कठिन नहीं है। 
प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यक्ति होत ेहैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की होती है और जिनके 
अनभुव एवं परामर्श का लाभ राज्य की विधानमंडल के लिए अत्यंत मलू्यवान हो सकता है, कित ुउनके 
पास न तो समय होता है और न ही वे चनुाव लड़ने की इच्छा रखत ेहैं, और जनहित में यह भी उचित नहीं 
कि वे अपनी ऊर्जा राजनीतिक चनुावों में व्यर्थ करें। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति किसी प्रख्यात परमाण ु
वजै्ञानिक को सदस्य के रूप में नामित कर सकत ेहैं, ताकि परमाण ुऊर्जा के उत्पादन को नियंत्रित करने 
वाले काननू पारित करत ेसमय विधानमंडल उनके विचारों का लाभ उठा सके। इसी प्रकार अनेक अन्य 
उदाहरण दिए जा सकत ेहैं, जसेै वे व्यक्ति जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के 
क्षेत्र में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव है। अनचु्छेद 171 की उपधारा (5) का उद्देश्य स्पष्ट रूप से 
यह था कि ऐसे व्यक्तियों को, जनहित में, विधानमंडल की सदस्यता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें चनुाव 
लड़ने की आवश्यकता न पड़।े यह प्रावधान इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया था कि कोई मंत्री, जो चनुाव 
में पराजित हो गया हो, नामांकन के माध्यम से ‘पिछले दरवाजे’ से विधानमंडल में प्रवेश कर जाए, या 
सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, जिसकी शक्ति मतदाताओ ं के जनादेश पर आधारित है, उस जनादेश का 
सामना किए बिना अपनी संख्यात्मक शक्ति बढ़ा ले।” 
     यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो चनुाव हार चकुा है या जिसके पास किसी विशषे क्षेत्र में विशषे ज्ञान 
या व्यावहारिक अनभुव नहीं है, सामान्य रूप से राज्यपाल द्वारा नामांकन के माध्यम से सदस्य बना 
दिया जाता है, तो यह न केवल उपर्युक्त संवधैानिक प्रावधानों के विपरीत अविवेकपरू्ण और अनचुित 
होगा, बल्कि संविधान के इस विशषे प्रावधान के उद्देश्य को भी विफल कर देगा। विधान परिषद के 
सदस्यों का नामांकन राज्यपाल तथा मखु्यमंत्री—दोनों द्वारा अत्यंत सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ 
किया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय का हस्तक्षेप अपवादस्वरूप ही हो। 
     यह भी उल्लेखनीय है कि हर वह व्यक्ति, जिसने चनुाव लड़ा हो और हार गया हो, या जो पहले 
विधायक या मंत्री रह चकुा हो, आवश्यक नहीं कि वह ‘सामाजिक सेवा’ के क्षेत्र में विशषे ज्ञान या 
व्यावहारिक अनभुव रखता हो। अनेक लोग राजनीति को एक पेश ेके रूप में अपनात ेहैं, जसेै चिकित्सा, 
विधि या शिक्षण। कित ुचिकित्सा, विधि या शिक्षण क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में 
विशषे ज्ञान या अनभुव के कारण नामित किया जाता है, न कि केवल इस आधार पर कि वे सामाजिक 
सेवा भी करत ेहैं—यद्यपि यह असंदिग्ध है कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि भी सामाजिक सेवा करत े
हैं। 
     “विशषे ज्ञान” और “व्यावहारिक अनभुव” शब्दों का स्पष्ट महत्व है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा 
सकता और न ही सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक इच्छाओ ंया किसी व्यक्ति की नामित होने की आकांक्षा के 
कारण इन पर पर्दा डाला जा सकता है। यह मान लेना भी उचित नहीं है कि प्रत्येक राजनेता के पास 
‘सामाजिक सेवा’ के क्षेत्र में विशषे ज्ञान या व्यावहारिक अनभुव होता है। ऐसे विशषे ज्ञान या अनभुव का 
आकलन वस्तनुिष्ठ रूप से किया जाना आवश्यक है। 
     संभव है कि कोई राजनेता—चाहे वह निर्वाचित हुआ हो या नहीं—यदि उसके सामाजिक सेवा में 
योगदान को देखत ेहुए उपयकु्त पाया जाए, तो उसे विधान परिषद का सदस्य नामित किया जा सकता 
है। कित ुऐसा नामांकन संविधान के अनचु्छेद 171 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनसुार ही किया 
जाना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि उसने किसी समय कोई राजनीतिक पद धारण किया था। 
ऐसे व्यक्ति भी हो सकत ेहैं, जो राजनेता नहीं हैं और जिन्होंने कभी चनुाव नहीं लड़ा, फिर भी सामाजिक 
सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान व्यापक रूप से मान्य एवं प्रशंसनीय हो—ऐसे व्यक्तियों को भी विधान 
परिषद का सदस्य नामित किया जा सकता है। 
     प्रस्तावित या किए गए नामांकन सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओ ंसे प्रभावित नहीं होने 
चाहिए, बल्कि उन्हें इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे उस उद्देश्य की परू्ति  करें, जिसके लिए संविधान 
में नामांकन का यह विशषे प्रावधान किया गया है। 
     हालाँकि, हमें इस मामले में कोई ऐसा आधार, कारण या परिस्थिति नहीं मिलती, जिसके कारण यह 
न्यायालय कोई निर्देश या दिशानिर्देश जारी करे, क्योंकि जसैा कि ऊपर चर्चा की गई है, नामांकन करना 
राज्यपाल के विवेकाधिकार का विषय है, जिसमें न्यायालय परू्व में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही, 
नामांकन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश स्वयं संवधैानिक व्यवस्था में निहित हैं, जसैा कि ऊपर 
उल्लेखित है, और हमें परू्ण विश्वास है कि राज्यपाल नामांकन करत ेसमय इनका सदैव ध्यान रखेंगे। 
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    अतः, रिट याचिका का निस्तारण इसी प्रकार किया जाता है। 
दिनांक: 22 मार्च, 2010​
एमए्फए 
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